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23 मार्च, 2012 को उत्‍तर के लिए देय
किसानों के लिए मुनाफे में उचित हिस्‍सेदारी की योजना
1098. श्री कप्‍तान सिंह सोलंकी:
 क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क):
 क्‍या यह सच है कि देशभर में बढ़ती उत्‍पादन लागत और घटते मुनाफे की वजह से देश के किसान मजदूर बन रहे हैं;
(ख):
 यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(ग):
 क्‍या सरकार कृषि और किसानों के लिए कोई योजना बना रही हैं ताकि उन्‍हें मुनाफे में उचित हिस्‍सा मिल सके; और
(घ):  यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

उत्‍तर
कृषि मंत्री (श्री शरद पवार)
(क) तथा (ख):   ऐसे किसान जो उत्‍पादन लागत में वृद्धि तथा मुनाफे में कमी के कारण श्रमिक बन चुके हैं की संख्‍या उपलब्‍ध नहीं है । तथापि, रोजगार एवं बेरोजगारी पर राष्‍ट्रीय प्रतिदर्श नमूना की रिपोर्ट (रिपोर्ट सं.537)  के अनुसार, प्रति 1000 व्‍यक्‍ति जिनकी आय कृषि कार्य में स्‍वरोजगार के रूप में है की अनुमानित संख्‍या 2004-05 में 398 से घटकर 2009-10 में 355 तक हो गयी है तथा कृषि श्रमिक सहित कुल ग्रामीण श्रमिकों की संख्‍या 2004-05 में 346 से बढ़कर 2009-10 में 387 तक हो गयी है । 
(ग) तथा (घ):   खेती की प्रति हैक्‍टेयर लागत पर मुनाफों के रूप में आंके गए लाभ मार्जिन अनेकों कारकों पर निर्भर करते हैं जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ – आदानों के उपयोग में क्षमता, मौसम परिस्‍थितियां, ऋण उपलब्‍धता,पैदावार स्‍तरें आदि शामिल हैं ।

खेती की आदान लागत के बढ़ते हुए प्रभाव को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य(एमएसपी) को सुनिश्‍चित करने के माध्‍यम से संतुलित किया जाता है जो कि किसानों को पूंजी निवेशों पर पर्याप्‍त मुनाफा प्राप्‍त करने के लिए उन्‍हें सहायता देता है । अनेक केन्‍द्र सरकार की एजेंसियां तथा राज्‍य स्‍तरीय निकाय बाजार में अपने प्रापण संचालनों  के माध्‍यम से उस समय न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर अपने उत्‍पाद को बेचने में किसानों की सहायता करते हैं विशेषकर जब उन जिन्‍सों के लिए बाजार मूल्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से कम हो जाते हैं । 

कृषि को एक लाभप्रद उद्यम बनाने के उद्देश्‍य से, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में तेजी लाने तथा फार्म आय में वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र में पूंजीनिवेश में बढ़ोत्‍तरी करने हेतु अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं जैसे, राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना(आरकेवीवाई), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्‍ता बीजों के उत्‍पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत ढांचागत सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण, राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन(एनएचएम), तिलहन,दलहन,पॉम आयल एवं मक्‍का की एकीकृत योजना(आइसोपॉम),ग्रामीण भण्‍डारण योजना आदि । इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने फार्म ऋण की उपलब्‍धता में पर्याप्‍त रूप से सुधार, उच्‍चतर कृषि दबाव वाले क्षेत्रों के लिए एक पुर्नवास पैकेज, ऋण छूट संबंधी एक वृहत कार्यक्रम, बेहतर फसल बीमा योजनाएं प्रारंभ की हैं । सरकार द्वारा स्‍वीकृत राष्‍ट्रीय कृषक नीति, 2007 का लक्ष्‍य खेती की आर्थिक संभाव्‍यता में सुधार लाना भी है ।     
